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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं.3449      

12 माचर् 2026, को उ�र �दए जाने के �लए 
 

प्रवासी कामगारों के �लए एआरएचसी 
 

3449. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.: 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या कें द्र सरकार इस तथ्य से अवगत है �क त�मलनाडु के �व�भन्न �हस्सों, �वशेषकर 

�तरुप्पुर और कोयंबटूर में बड़ी संख्या में काम करने वाले प्रवासी कामगारों को आवास और 

�कराए पर मकान प्राप्त करने में बहुत क�ठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्यों�क �नजी 

मकान मा�लक प्रवासी श्र�मकों से अत्य�धक �कराया वसूल रहे हैं और य�द हां, तो तत्संबंधी 

ब्यौरा क्या है; 

(ख) क्या कें द्र सरकार का प्रवासी कामगारों के लाभ हेतु कामकाजी लड़�कयों के आवासों क� तजर् 

पर अफोड�बल रेंटल हाउ�सगं कॉम्पलेक्स (एआरएचसी) के �नमार्ण का कोई प्रस्ताव है; और 

(ग) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और य�द नह�ं, तो इसके क्या कारण हैं? 
 
 

उ�र 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री  

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) से (ग) ‘भू�म’ और ‘कॉलोनीकरण’ राज्य के �वषय हैं। इस�लए, राज्यों/संघ राज्य के्षत्रों द्वारा 

अपने नाग�रकों के �लए �कराया आवास उपलब्ध कराने स�हत �कफायती आवास से संबं�धत 

सरकार� नी�तयां और योजनाएं राज्यों/संघ राज्य के्षत्रों (यूट�) द्वारा अपने-अपने शहर� क्षेत्रों में 

कायार्िन्वत क� जाती हैं। हालाँ�क, आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में 

प्रवासी श्र�मकों स�हत पात्र शहर� लाभा�थर्यों को बु�नयाद� नाग�रक सु�वधाओं वाले हर मौसम में 

रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहर� 
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(पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतगर्त कें द्र�य सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य 

क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अथार्त ् लाभाथ� 

आधा�रत �नमार्ण (बीएलसी), साझेदार� में �कफायती आवास (एएचपी), �कफायती �कराया आवास 

(एआरएच) और ब्याज सिब्सडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कायार्िन्वत �कया जा रहा है। 

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के �दशा�नद�श https://pmay-

urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध 

हैं।   
 

आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रवासी श्र�मकों, शहर� गर�बों और 

अनौपचा�रक क्षेत्र के मजदरूों के सामने आने वाल� आवास आवश्यकताओ ंको पूरा करने के �लए 

जुलाई 2020 में पीएमएवाई-यू क� एक उप-योजना के रूप में �कफायती �कराया आवास प�रसर 

(एआरएचसी) शुरू क�। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कायार्िन्वत क� गई है।  
 

�व�भन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सावर्ज�नक/�नजी एजें�सयों द्वारा क� गई पहलों के आधार 

पर, मॉडल-1 के अंतगर्त अब तक कुल 5,783 सरकार� �व�पो�षत खाल� आवासों को एआरएचसी 

में बदल �दया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य के्षत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार 

पर, आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय ने मॉडल-2 के अंतगर्त 175.95 करोड़ रुपये के 

प्रौद्यो�गक� नवाचार अनुदान (ट�आईजी) के साथ त�मलनाडु स�हत कई राज्यों में 83,298 नई 

एआरएचसी इकाइयों के �नमार्ण के प्रस्तावों को अनुमो�दत कर �दया है। इनमें से 40,630 

एआरएचसी इकाइयों को जमीनी स्तर पर पूरा कर �लया गया है, जो तेजी से जमीनी 

कायार्न्वयन, सावर्ज�नक/�नजी संस्थाओं क� स�क्रय भागीदार� को दशार्ता है। दोनों मॉडलों के 

अंतगर्त स्वीकृत और पणूर् �कए गए एआरएचसी क� राज्य/संघ राज्य क्षते्र-वार संख्या अनुलग्नक 

में द� गई है। 
 

एआरएचसी क� सीख के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतगर्त एआरएच के एक सम�पर्त 

घटक का प्रावधान �कया गया है। एआरएच घटक का मूल उद्देश्य ल�क्षत लाभा�थर्यों के 

कायर्स्थलों के कर�ब �कफायती �कराया आवास के �नमार्ण को बढ़ावा देना है। एआरएच घटक का 

उद्देश्य शहर� प्रवा�सयों/औद्यो�गक श्र�मकों/कामकाजी म�हलाओं/छात्रों/शहर� गर�बों आ�द स�हत 
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पात्र लाभा�थर्यों के �लए पयार्प्त �कराया आवास के �नमार्ण के �लए अनुकूल माहौल तैयार करना 

है। रोजगार कें द्रों और कायर्स्थलों के पास आवास को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य यात्रा 

के समय और खच� को कम करना, उत्पादकता और जीवन क� गुणव�ा में सुधार करना और 

अ�धक समावेशी और �टकाऊ शहर� समुदाय तैयार करना है।  
 

***** 
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�दनांक 12-03-2026 को उ�र �दए जाने वाले लोक सभा अतारां�कत प्रश्न संख्या 3449 के उ�र 
में संद�भर्त अनुलग्नक 

 

क. योजना के मॉडल-1 के अंतगर्त लाभा�थर्यों के �लए एआरएचसी में प�रव�तर्त �कए गए मौजूदा 
सरकार� �व�पो�षत खाल� आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार �ववरण: 

 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम शहर का नाम एआरएचसी में प�रव�तर्त खाल� आवासों क� 
संख्या 

1 चंडीगढ़ चंडीगढ़ 2,195 
2 

गुजरात 
सूरत  528 

3 अहमदाबाद 1,376 
4 राजकोट  698 
5 राजस्थान �च�ौड़गढ़ 480 
6 जम्मू और कश्मीर जम्मू 336 
7 

उ�राखंड  
लालकुआ ं 100 

8 देहरादनू 70 
कुल 5,783 

 

ख. योजना के मॉडल-2 के अंतगर्त स्वीकृत और सावर्ज�नक/�नजी संस्थाओं द्वारा पूणर् क� गई 
एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार �ववरण:  

 

क्र.सं.  नाम              संस्था का नाम कुल 
इकाइयाँ 

�न�मर्त 
इकाइयाँ राज्य शहर 

1  
 
 

त�मलनाडु 

श्रीपेरंबदरू एसपीआर �सट� एस्टेट्स प्राइवेट �ल�मटेड 18,112 6,160 
2 श्रीपेरंबदरू, एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट �ल�मटेड 4,994 4,994 
3 होसुर टाटा इलेक्ट्रॉ�नक प्राइवेट �ल�मटेड 13,500 10,756 
4 चेन्नई 

 
त�मलनाडु राज्य उद्योग संवधर्न �नगम 18,720 18,720 

5 चेन्नई 
 

चेन्नई पेट्रो�लयम कॉप�रेशन �ल�मटेड 1,040 - 

6 चेन्नई एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट �ल�मटेड 5,045 - 
7 छ�ीसगढ़ रायपुर इं�डयन ऑयल कॉप�रेशन �ल�मटेड 2,222 - 
8 असम कामपुर 

टाउन 
गुवाहाट� �रफाइनर� इं�डयन ऑयल कॉप�रेशन 

�ल�मटेड 
2,222 - 
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9  उ�र 
प्रदेश 

प्रयागराज इं�डयन ऑयल कॉप�रेशन �ल�मटेड 1,112 - 

10 गुजरात सूरत �मत्सुमी हाउ�सगं प्राइवेट �ल�मटेड  453 - 
11 तेलंगाना 

 
�नजामपेट �सवानी इन्फ्रा प्राइवेट �ल�मटेड  14,490 - 

12 आंध्र 
प्रदेश  

काक�नाडा कोस्टल डेवलपसर् प्राइवेट �ल�मटेड 736 - 
13 �विज़यानग्राम कोस्टल डेवलपसर् प्राइवेट �ल�मटेड 

 
652 - 

कुल 83,298 40,630 

 
 

***** 
 
 
 


